
 Title:  Regarding  alleged  misuse  of  money  which  has  been  distributed  by  the  Central  Government  for  implementation  of  Central
 Government  projects  by  the  State  Government  of  Bihar.

 श्री  टाधा  मोहन  सिह  (मोतिहारी)  :  माननीय  उपाध्यक्ष  जी,  पिछले  कुछ  वाँ  में  भारत  की  सरकार  विकास  की  कई  योजनाएं  चला  रही  है  जिन्हें  केन्द्र  प्रायोजित
 योजनाओं  के  नाम  से  जाना  जाता  है।  भारत  सरकार  ने  जब  सुनिश्चित  रोज़गार  योजना  देश  में  चलाई  तो  अपनी  मार्गदर्शिका  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  किया  कि  इन
 योजनाओं  की  कार्य  योजना  पंचायत  समिति  बनाएगी  और  उसके  बाद  जहां  जिला  परी  गठित  है,  वहां  जिला  परिद्‌  में  इन  योजनाओं  पर  विचार  विमर्श  होगा  और  प्र
 THRE  तय  की  जाएगी।  उसी  मार्गदर्शिका  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  है  कि  डीआरडीए  जो  तकनीकी  संस्थान  है  उसमें  जाएगा  और  डीआरडीए  की  अध्यक्षता  भी  जिला
 परी  के  निर्वाचित  अध्यक्ष  करेंगे।  इसी  प्रकार  से  प्रधान  मंत्री  ग्रामीण  सड़क  योजना  की  नई  मार्गदर्शिका  गई  है,  उसमें  10  पॉइंट  दिए  हुए  हैं  जिसमें  पॉइंट  5  में  और  9  में
 उल्लेख  है  कि  सबसे  पहले  ब्लॉक  की  पंचायत  समिति  में  जाएगा  और  उसके  बाद  जिला  परिद्‌  में  इसका  फाइनल  डिसीजन  होगा  लेकिन  हमारे  बिहार  में  इन  योजनाओं
 में  पहले  से  लूट  चल  रही  है।  रघुवंश  बाबू  ने  प्रैस  कॉनफ्रेन्स  करके  पिछले  वा  में  चार  बार  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  को  भी  आगाह  किया।  आज  जब  बिहार  के  अंदर
 8400  पंचायतें,  519  पंचायत  समितियां  और  37  जिला  परिंदों  का  गठन  हो  गया  है  और  मार्गदर्शिका  में  साफ-साफ  उल्लेख  है  कि  कहां  जिला  परिद्‌  का  गठन  हो  गया,
 पंचायत  समिति  का  गठन  हो  गया,  उसके  माद्यम  से  इन  योजनाओं  का  चयन  होगा  लेकिन  बिहार  में  मार्गदर्शिका  में  जो  निदेश  हैं  उनकी  अनदेखी  की  जा  रही  है।  मान्य
 वर  उपाध्यक्ष  जी,  अंत्योदय  योजना  की  जो  सूची  बननी  चाहिए  वह  भी  बिहार  में  तैयार  नहीं  हुई  है।  मिड  डे  मील  का  जो  अनन  है  एवं  अन्नपूर्णा  योजना  का  जो  अनन  है
 उसका  भी  उठाव  बिहार  सरकार  नहीं  कर  पाई  है।  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  बिहार  सरकार  को  मजबूर  करे,  बिहार  की  जनता  के  साथ  जो  अन्याय  हो  रहा

 है  बिहार  की  योजनाओं  में  जो  लूट  मची  हुई  है,  जो  भारत  सरकार  की  मार्गदर्शिका  है,  उसका  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  उनका  पालन  हो।  AE}  (  व्यवधान)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Please  cooperate  with  the  Chair,  there  is  a  very  long  list  of  Members.

 श्री  प्रभुनाथ सिंह  :  प्रमोद  जी  इस  बारे  में  कुछ  बोलें।  वै€] ( व्यवधान) (  व्यवधान)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  |  cannot  compel  the  hon.  Minister.  |  have  called  the  name  of  Dr.  Pandeya.

 ...(Interruptions)

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Shri  Radha  Mohan  Singh,  you  have  already  placed  the  issue  before  the  House,  |  cannot

 compel  the  hon.  Minister  to  respond.  Now,  please  take  your  seat.  |  have  called  the  name  of  Dr.  Pandeya.

 ...(Interruptions)

 श्री  प्रभुनाथ सिंह  :  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  के  निर्देश  को  भी  नहीं  मान  रही  है।  इसलिए  सवाल  उठाया  जाता  है  कि  केन्द्र  इस  मामले  की  सूचना  ग्रहण  करे  और
 आवश्यक  कार्रवाई  करे  ताकि  केन्द्र  के  निर्देशों  को  माना  जाए।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Shri  Prabhunath  Singh,  please  cooperate  with  me,  |  have  called  Dr.  Pandeya  to  speak.

 ...(Interruptions)

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  निर्देश  यहां  से  जारी  होते  हैं  लेकिन  उनका  वहां  पालन  नहीं  होता  है।  AE}  (  व्यवधान)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  इसमें  नहीं  है।  आप  बैठ  जाइए।

 कुंवर  अखिलेश  सिंह  :  यह  हमारे  राज्य  का  सवाल  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  होगा  मगर  मैं  मंत्री  जी  को  जवाब  देने  के  लिए  बाध्य  नहीं  कर  सकता  हूं।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (श्री  प्रमोद  महाजन)  :  मुझे  किसी  एक  राज्य  विशे  के  बारे  में  नहीं  कहना  है  लेकिन  जो  केन्द्र  की
 योजनाएं  हैं  वह  सारे  राज्यों  में  लागू  हो  यह  सबकी  इच्छा  होगी  और  मैं  समझता  हूं  कि  केन्द्र  इसको  लगातार  मॉनीटर  करता  है।




